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UPART 


श्रम विभाग 


दिनांक 3 नवम्बर , 


1987 


मं ० ओ ० वि ०/ रोह ! 98-86/ 4 3 290.-- चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि में हरियाणा सहकारी प्रगर मिलन , 
रोहतक , के श्रमिक श्री प्राजाद सिंह , पुत्र श्री राजाम, मान श्री मन्दर सिंह, महासचिव जिला सीट कमेंटो . रोहतक तथा 
उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के रण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इमवे द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 964 1- 1- श्रम 78/32573,दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उसमे मंदन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि 
उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित है : 


स्या थी अाजाद सिंह की मेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नौं , तो वह नि गहन का 

जनदार 


सं • प्रो . नि . हि 9: --- 3443 ) : ----चुकि हरियाणा में गज्यपाल की गये है कि में हरियाणा सहता गुगर मिन्ज , 
रोहतक, के श्रमिक श्री सुरेश , प- श्री सुनेहग , मार्फत सुन्दर सिंह महासचिव जिला नीटू कमेटी, रोहतक तथा उसके प्रवन्धकों 
के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 


और नूवि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के स्तुण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इम के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 96.11-1 - श्रम 78/32573, 
दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निदिष्ट करते है 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उन विवाद स सुसंगत अशा सम्बन्धित 


है 


क्या श्री सुरेश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि / रोह/ 99-85/ 4:3340-4.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मैं हरियाणा सहकारी शुगर मिल्ल , 
रोहतक, के श्रमिक श्री सतनारायण , पुत्र श्री मुरमभान , मार्फत श्री मन्दर सिंह, महासचिव जिला मीटू कमेटी , रोहतक तथा उसके 
प्रबन्धकों के 

कों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है 


. 


इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के मुण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
मई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641 - ! -- श्रम 78. 325 73, 
दिनांक 6 नवम्बर , 1970, के साथ गठिन सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के प्रधान गठिल श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिमा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अ सम्बन्धित 
है : 

क्या श्री सतनारायण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 


